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स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की घोषणा

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के  तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता
प्रदान करना।
सर्वेक्षण में पूरे भारत के  130 NCAP शहरों को शामिल किया गया।

जनसंख्या-आधारित श्रेणियाँ:
10 लाख से अधिक (श्रेणी 1)
3–10 लाख (श्रेणी 2)
3 लाख से कम (श्रेणी 3)
कु ल 11 शहरों को पुरस्कृ त किया गया।

स्रोत: द हिंदू

श्रेणी 1 (10 लाख से अधिक): इंदौर (पहला), जबलपुर (दूसरा), आगरा और सूरत (संयुक्त तीसरा)।
श्रेणी 2 (3–10 लाख): अमरावती (पहला), झाँसी और मुरादाबाद (संयुक्त दूसरा), अलवर (तीसरा)।
श्रेणी 3 (3 लाख से कम): देवास (पहला), परवाणू (दूसरा), अंगुल (तीसरा)।

.

विजेताओं

पुरस्कारों के  बारे में

लक्ष्य: 131 गैर-प्राप्ति (non-attainment) और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु
गुणवत्ता में सुधार करना।
उद्देश्य: 2025–26 तक PM10 में 40% की कमी लाना (या $60\ \mu \text{g}/\text{m}^3$
के  राष्ट्रीय मानक को पूरा करना)।
नोडल निकाय: सीपीसीबी (CPCB); प्राणा (PRANA) पोर्टल के  माध्यम से निगरानी की जाती है।

एनसीएपी (2019) के  बारे में

ईडी ने 53 पीएमएलए मामलों में 94% दोषसिद्धि दर हासिल की

ईडी उपलब्धियां
बरामद:  पीड़ितों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक
वापस किये गये।

महत्व
.पीएमएलए (PMLA) और ईडी (ED) की जाँचों की
प्रभावशीलता (effectiveness) को दर्शाता है।
.अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को मुआवज़ा
देने, दोनों में ईडी की भूमिका को दर्शाता है।

कु छ पूरे हुए मामलों पर आधारित दोषसिद्धि दर
(conviction rate) $\rightarrow$ लंबित
मामलों (backlog) की चिंताएँ।
दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency &
Bankruptcy Code) के  साथ कानूनी अतिव्यापन
(overlap)।
साइबर-धोखाधड़ी और ऑनलाइन सट्टेबाजी से बढ़ते
खतरे।.

चुनौतियां

मुख्यालय: नई दिल्ली | गठन: 1956 | मूल मंत्रालय: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (Dept. of Revenue, MoF)।
लागू कानून:

पीएमएलए (PMLA) (2002): धन शोधन (money laundering) के  विरुद्ध आपराधिक कानून।
फे मा (FEMA) (1999): विदेशी मुद्रा उल्लंघनों (forex violations) पर सिविल कानून।
एफईओए (FEOA) (2018): भगोड़ों को भारतीय कानून से बचने से रोकता है।
शक्तियाँ: तलाशी और ज़ब्ती (Search & seizure), सम्मन जारी करना (summon), गिरफ्तारी, अभियोग
चलाना (prosecute)।.

ईडी के  बारे में



कें द्र ने जीएनआईपी में जनजातीय अधिकारों की चिंताओं पर रिपोर्ट मांगी

सी.पी. राधाकृ ष्णन भारत के  15वें उपराष्ट्रपति चुने गए

नामांकन: 20 प्रस्तावक (proposers) + 20 अनुमोदक
(seconders), ₹15,000 की ज़मानत राशि (deposit)।
निर्वाचक मंडल: लोकसभा और राज्यसभा के  सभी सदस्य
(निर्वाचित + मनोनीत)।
मतदान: एकल संक्रमणीय मत (single transferable
vote) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional
representation), गुप्त मतदान।
प्रत्येक वोट का समान मूल्य (1) होता है।
कोई व्हिप (whip) लागू नहीं; दल-बदल विरोधी कानून
(Anti-Defection Law) लागू नहीं होता।

भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद।
अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन
सभापति (ex-officio Chairman) होता है।
अनुच्छेद 65: रिक्ति (vacancy) होने पर राष्ट्रपति
के  रूप में कार्य करता है।
संविधान इस बात पर मौन है कि यदि यह पद रिक्त
हो जाए तो उसके  कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा।

स्रोत: द हिंदू

चुनाव प्रक्रिया (अनुच्छेद 66)

उपराष्ट्रपति कार्यालय

भारत का नागरिक।
न्यूनतम आयु: 35 वर्ष।
राज्यसभा के  लिए चुनाव हेतु योग्य।
संघ, राज्य या स्थानीय प्राधिकरणों के  अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।

पात्रता
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जनजातीय परिषद (Tribal Council) ने वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के  तहत अधिकारों की मान्यता और निपटान
(recognition and settlement of rights) को लेकर मुद्दे उठाए।
जीएनआई (GNI) शोम्पेन (PVTG) और निकोबारी समुदायों का घर है।

स्रोत: द हिंदू

मंजूरी (2022): द्वीपों के  समग्र विकास कार्यक्रम (Holistic Development of Islands Program) के  तहत
सैद्धांतिक वन और पर्यावरण मंजूरी।
नोडल एजेंसी: नीति आयोग (NITI Aayog); कार्यान्वयन एएनआईआईडीसीओ (ANIIDCO) द्वारा।
क्षेत्र: 130.75 वर्ग किमी वन का मार्ग बदला गया (diverted); 50% हरित विकास के  लिए रखा गया (कोई पेड़ नहीं
काटा जाएगा)।
योजनाबद्ध परियोजनाएँ: अंतर्राष्ट्रीय कं टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (गलाथिया बे), ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप,
450 एमवीए गैस-सौर ऊर्जा संयंत्र।

जीएनआईपी: ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के  बारे में

जैव विविधता हॉटस्पॉट: गलाथिया खाड़ी (Galathea Bay) संकटग्रस्त लेदरबैक कछुओं और निकोबार मेगापोड्स
(दोनों अनुसूची I प्रजातियाँ) के  लिए महत्वपूर्ण है।

पर्यावरणीय चिंता

चिंताएँ

वनवासियों के  व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
पीवीटीजी (PVTGs) को उनके  पारंपरिक क्षेत्रों (सामाजिक, सांस्कृ तिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उपयोगों) पर आवास और
अधिवास अधिकार (habitat and habitation rights) प्रदान करता है।
ज़िला-स्तरीय वन अधिकार समितियाँ दावों का सत्यापन करती हैं और उन पर कार्रवाई करती हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006



हाशिए पर पड़े नागरिकों के  लिए न्याय की बाधाओं पर मुख्य न्यायाधीश
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न्याय तक पहुँच: यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक निष्पक्ष, समान और त्वरित न्यायिक निवारण प्राप्त कर सके ।
संविधान के  अनुच्छेद 14, 21 और 39A द्वारा इसकी गारंटी दी गई है।

स्रोत: द हिंदू

न्याय प्रदान करने और कानूनी सुधारों के  लिए राष्ट्रीय मिशन।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 - नालसा, सालसा, लोक अदालतें।
ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना - न्यायालय डिजिटलीकरण।

संस्थागत उपाय

बाधाओं
भौगोलिक: ग्रामीण क्षेत्रों से दूर स्थित न्यायालय/कानूनी विद्यालय।
भाषाई: अंग्रेज़ी-प्रधान कार्यवाही।
आर्थिक: महँगी कानूनी शिक्षा और मुकदमेबाजी।
सामाजिक: जातिगत पूर्वाग्रह, निरक्षरता, जागरूकता की कमी।
अन्य: डिजिटल विभाजन, कमज़ोर बुनियादी ढाँचा; 4.6 करोड़ से ज़्यादा लंबित मामले।.

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दें।
छात्रवृत्ति और शुल्क माफ़ी के  साथ विधि शिक्षा में सुधार करें।
न्यायालयों, विधि विद्यालयों और विधिक सहायता क्लीनिकों का विस्तार करें।
कु शल न्याय प्रदान करने के  लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएँ।

आगे बढ़ने का रास्ता

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के  20 वर्ष

पीडब्ल्यूडीवी अधिनियम, 2005 पत्नियों और महिला लिव-इन पार्टनर्स को पतियों, पुरुष पार्टनर्स या उनके  रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली हिंसा
से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

📊 संदर्भ: एनसीआरबी के  भारत में अपराध 2022 में महिलाओं के  खिलाफ अपराधों के  4.45 लाख मामले दर्ज किए गए, जिनमें पतियों/
रिश्तेदारों द्वारा क्रू रता के  मामले बहुसंख्यक थे।

चुनौतियाँ:
सामाजिक: पीड़िता को दोष देना, आर्थिक निर्भरता।
संरचनात्मक: कमज़ोर आश्रय ढाँचा, कम दोषसिद्धि दर।
संस्थागत: जागरूकता की कमी, अधिकारियों और पुलिस का अपर्याप्त प्रशिक्षण।
दुरुपयोग: झूठे  मामलों की बढ़ती संख्या।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:
परिभाषा: शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक दुर्व्यवहार और दहेज उत्पीड़न को शामिल करता है।
संस्थागत व्यवस्था: राज्यों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने होंगे, सेवा प्रदाताओं को पंजीकृ त करना होगा और आश्रयों एवं चिकित्सा
सुविधाओं को अधिसूचित करना होगा।
राहत: पीड़ित सुरक्षा, निवास, हिरासत, आर्थिक राहत, आश्रय, चिकित्सा सहायता मांग सकते हैं।

निवास अधिकार: घरेलू रिश्तों में महिलाओं को साझा घर में रहने का अधिकार है।

स्रोत: द हिंदू
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प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में भारत के  पहले पीएम मित्र पार्क  की आधारशिला
रखी

स्रोत: द हिंदू
पीएम मित्र योजना के  तहत धार जिले के  भैंसोला में एक पार्क  बनाया जा रहा है; इससे कपास उत्पादकों को विश्व स्तरीय सुविधाओं का
लाभ मिलेगा।

पीएम मित्र के  बारे में:
प्रारंभ: 2021, वस्त्र मंत्रालय द्वारा।
उद्देश्य: संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (कृ षि → रेशा → कारखाना → फै शन → विदेशी) को शामिल करते हुए एकीकृ त, आधुनिक टेक्सटाइल पार्कों
का निर्माण करना।
अवधि: 2021-22 से 2027-28 तक।
कार्यान्वयन: विशेष प्रयोजन वाहन (कें द्र + राज्य)।

वित्त पोषण:
-प्रति पार्क  ₹500 करोड़ तक विकास पूंजी सहायता।
-इकाइयों के  लिए ₹300 करोड़ तक प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता।
स्थल (7): तमिलनाडु  (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश
(लखनऊ), महाराष्ट्र (अमरावती)।
पात्रता: राज्य की वस्त्र नीति के  अनुरूप 1000+ एकड़ की सन्निहित भूमि।
पार्क  ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड हो सकते हैं।

पात्रता:
लगभग ₹70,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना (एफडीआई सहित)।
लगभग 20 लाख नौकरियाँ सृजित करना।
वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता और पैमाने को बढ़ाना।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के  3 वर्ष (2022-2025)

स्रोत: द हिंदू

विज़न: तकनीक-सक्षम, एकीकृ त, लागत-कु शल, लचीला और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स।
कार्यान्वयन: व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP) के  माध्यम से।
क्षेत्र का हिस्सा: सकल घरेलू उत्पाद का 13-14%; 2.2 करोड़ नौकरियाँ; 2027 तक 1 करोड़ से अधिक नौकरियाँ।

लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक स्तर तक कम करना।
एलपीआई में शीर्ष 25 में स्थान।

उपलब्धियाँ:
यूलिप: 160+ करोड़ डिजिटल लेनदेन; 101 आईसीडी दृश्यता।
लीड्स इंडेक्स: एलपीआई में भारत को 38वें स्थान पर पहुँचाने में मदद की।
क्षमता: 65,000+ प्रशिक्षित, 100+ विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम।

सरकारी पहल:
पीएम गतिशक्ति: बुनियादी ढाँचा एकीकरण।
मल्टीमॉडल परिवहन के  लिए 35 एमएमएलपी।
एसपीईएल: क्षेत्र-विशिष्ट ढाँचे।
ग्रीन लॉजिस्टिक्स: उत्सर्जन ट्रैकिंग के  लिए टीईएमटी।

लक्ष्य (2030)
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स्रोत: द हिंदू

स्थापना: एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के  अंतर्गत 1986 में।
भूमिका: मादक पदार्थों के  दुरुपयोग और अवैध तस्करी के  विरुद्ध राष्ट्रीय नोडल एजेंसी।
मुख्यालय: नई दिल्ली, गृह मंत्रालय के  अधीन।

नारकोटिक्स कं ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)

संवेदनशील स्थान:
डेथ क्रिसेंट (अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) और डेथ ट्राएंगल (म्यांमार-थाईलैंड-लाओस) के  बीच।

मार्ग:
स्थल: पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर (पाकिस्तान से हेरोइन); पूर्वोत्तर राज्य (म्यांमार)।
तटीय: मुंबई, गुजरात, के रल, तमिलनाडु  (सिंथेटिक ड्रग्स)।

रुझान:
सिंथेटिक ड्रग्स (मेथ, एलएसडी, मेफे ड्रोन) में वृद्धि।
महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में गुप्त प्रयोगशालाएँ।
डार्क नेट और क्रिप्टोकरेंसी-आधारित व्यापार।
चाबहार, ग्वादर, कराची के  रास्ते समुद्री तस्करी।
भारत-पाकिस्तान सीमा पार ड्रोन तस्करी।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी

प्रवेश, वितरण और खुदरा कार्टेल को लक्षित करने वाली राज्य-स्तरीय रणनीति।
भगोड़ों के  लिए एनसीबी, सीबीआई और राज्य पुलिस का संयुक्त तंत्र।

वित्तीय प्रवाह, हवाला, क्रिप्टो और साइबर लिंक का पता लगाने के  लिए विशेष दस्ते।
भारत के  उपाय: कानून/प्रणालियाँ: एनडीपीएस (1988 संशोधन), एनसीओआरडी, निदान, मानस हेल्पलाइन, नशा मुक्त भारत
अभियान।

सुझाए गए कदम:

पीएम ने मध्य प्रदेश से आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की

स्रोत: द हिंदू
विकें द्रीकृ त जनजातीय नेतृत्व और शासन के  निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय आंदोलन।
मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहल।

उद्देश्य:
1 लाख गाँवों में 11 करोड़ आदिवासियों को सशक्त बनाना → दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी नेतृत्व मिशन।
अंतिम छोर तक शासन और सेवा वितरण के  लिए 20 लाख अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आदिवासी
युवाओं को आदि कर्मयोगियों के  रूप में प्रशिक्षित करना।

नेतृत्व के  3 स्तंभ:
आदि कर्मयोगी (सरकारी अधिकारी): अभिसरण और वितरण सुनिश्चित करने वाले शासन चालक।
आदि सहयोगी (युवा, शिक्षक, डॉक्टर): शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता तक पहुँच को सेतु।
आदि साथी (स्वयं सहायता समूह, बुजुर्ग, ग्रामीण): जमीनी स्तर के  संयोजक, परंपरा-रक्षक और सामुदायिक सूत्रधार।
जनजातीय ग्राम कार्य योजना: सतत विकास लक्ष्यों के  अनुरूप जनजातीय ग्राम विजन 2030 का संयुक्त रूप से निर्माण।

नई पहल:
आदि वाणी ऐप: सरकार-जनजातीय संचार के  लिए कृ त्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित भाषा सेतु।
आदि कर्मयोगी पोर्टल: वास्तविक समय पंजीकरण, भूमिका-वार ट्रैकिंग, डैशबोर्ड।
आदि सेवा कें द्र: एकल-खिड़की शिकायत निवारण कें द्र।
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कें द्र सरकार की वार्षिक अफीम लाइसेंसिंग नीति 2025-26

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के  अनुसार बनाए गए स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) नियम, 1985 के  अंतर्गत
जारी।
स्रोत: अफीम के  पौधे से प्राप्त।

अफीम के  गोंद में प्रमुख एल्कलॉइड:
 मॉर्फिन - दर्द निवारक के  रूप में उपयोग किया जाता है।
कोडीन - कफ सिरप में उपयोग किया जाता है। ○ ○ थेबाइन - कई दवाओं का अग्रदूत।
 अन्य उपयोग: अफीम की खेती खाद्य बीजों और बीज के  तेल के  लिए भी की जाती है।

वैश्विक स्थिति:
 भारत - संयुक्त राष्ट्र एकल सम्मेलन (1961) के  तहत गोंद अफीम का उत्पादन करने के  लिए अधिकृ त एकमात्र देश।
 11 अन्य देश - अफीम उगाने की अनुमति है, लेकिन के वल अफीम के  भूसे के  लिए, गोंद के  लिए नहीं।

भारत में अफीम की खेती:
कानूनी ढाँचा: चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के  लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के  तहत अनुमति प्राप्त।
प्राधिकरण: कें द्र सरकार प्रतिवर्ष ट्रैक्ट और लाइसेंसिंग शर्तों को अधिसूचित करती है।
अनुमत राज्य: मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (के वल अधिसूचित क्षेत्र)।
लाइसेंसिंग: कें द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), ग्वालियर (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी।

● दायित्व: किसानों को अपनी पूरी अफीम उपज सीबीएन को बेचनी होगी; कीमत सरकार द्वारा तय की जाएगी।.

स्रोत: द हिंदू

सुप्रीम कोर्ट ने कें द्र से घर खरीदारों के  हितों की रक्षा करने का आग्रह किया

घर खरीदारों के  हितों की रक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ:
● सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवहार्य आवास परियोजनाओं के  परिसमापन को रोकने के  उपाय सुझाए।
● आश्रय के  अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन के  अधिकार) के  अंतर्गत मान्यता दी गई।
आवास क्षेत्र में चुनौतियाँ:
● किफायती आवास में गिरावट: 50% (2018) से घटकर 17% रह गई।
● रुकी हुई परियोजनाएँ: वित्तीय कु प्रबंधन के  कारण 44 शहरों में 5 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ रुकी हुई हैं।
● ज़मीन की ऊँ ची कीमतें: शीर्ष 10 शहरों में के वल 0.2% ज़मीन है।
● RERA में खामियाँ: राज्य-विशिष्ट नियमों में एकरूपता का अभाव है।
उच्चतम न्यायालय की सिफ़ारिशें:
● पुनरुद्धार निधि: NARCL के  माध्यम से, और SWAMIH निधि का विस्तार।
● नया कॉर्पोरेट निकाय: रुकी हुई परियोजनाओं के  लिए, NARCL के  समान।
● एक समान RERA नियम: सभी राज्यों में एकरूपता।
● निरीक्षण समिति: सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के  न्यायाधीश की अध्यक्षता में।

स्रोत: द हिंदू



8

भारत के  रक्षा मंत्री द्वारा अनावरण किया गया, नया डीपीएम 2025, 2009 में जारी किए गए पूर्ववर्ती मैनुअल को अद्यतन और
प्रतिस्थापित करता है।

चुनौतियाँ:
तकनीक: कमज़ोर अनुसंधान एवं विकास और कौशल के  कारण विदेशी तकनीक पर निर्भरता।
उद्योग: निजी क्षेत्र की कम भूमिका; एचएएल का एकाधिकार।
आपूर्ति श्रृंखला: आयात पर निर्भरता, निर्यात प्रतिबंध (जैसे, अमेरिकी जेट इंजन)।
लागत: खरीद लागत में अल्पकालिक वृद्धि।

डीपीएम:
रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के  संचालन, रखरखाव और तैयारी के  लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को नियंत्रित करता है। डीएपी से
अलग, जो पूंजीगत खरीद को कवर करता है।
मुख्य विशेषताएँ:
राजस्व मद के  अंतर्गत सशस्त्र बलों के  स्वदेशीकरण और एकीकरण पर ध्यान कें द्रित।
वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹1 लाख करोड़ के  लिए सरलीकृ त खरीद प्रक्रिया।

रक्षा स्वदेशीकरण के  लिए अन्य पहल:
एफडीआई उदारीकरण: स्वचालित मार्ग से 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति।
iDEX (2018): नवाचार और रक्षा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के  लिए स्टार्ट-अप और एमएसएमई को शामिल करता है। सुदर्शन
चक्र मिशन: भारत में रक्षा प्रणालियों के  पूर्ण अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण का लक्ष्य रखता है।
सृजन पोर्टल: एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के  लिए एक मंच।

स्रोत: द हिंदू

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब भारत के  विकास का कें द्र है

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कै से एक्ट ईस्ट विज़न ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक सीमांत क्षेत्र से विकास के  अग्रणी क्षेत्र में बदल
दिया है।
उन्होंने सुरक्षा और भू-भाग जैसी मौजूदा चुनौतियों के  बावजूद, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे और विकास योजनाओं के  माध्यम से पूर्वोत्तर
भारत को विकास के  वाहक के  रूप में बदलने की परिकल्पना की।

पूर्वोत्तर भारत के  लिए सरकारी पहल:
एक्ट ईस्ट नीति: इस नीति का उद्देश्य कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका में सुधार के  लिए ईस्ट (EAST) सूत्र
(सशक्तीकरण, कार्य, सुदृढ़ीकरण, परिवर्तन) का उपयोग करते हुए पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के  लिए प्रवेश द्वार बनाना है।
बुनियादी ढाँचा विकास:
रेलवे: बैराबी-सैरांग लाइन जैसी नई लाइनों ने अलग-थलग पड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क  से जोड़ा है। राजमार्ग: 16,000 किलोमीटर
से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है।
डिजिटल और हवाई संपर्क : भारतनेट ने डिजिटल पहुँच को बढ़ावा दिया है, जबकि उड़ान योजना ने हवाई मार्गों का विस्तार किया है।
वित्तीय और प्रशासनिक सहायता: वित्तीय सहायता: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) PM-DevINE जैसी योजनाओं के
माध्यम से धन उपलब्ध कराता है।
शासन: पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल ने परियोजना प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ा दी है।

स्रोत: द हिंदू

नई रक्षा खरीद नियमावली 2025 में स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दी गई है



न्यायिक लंबित मामले बरकरार: निचली अदालतों में 4.7 करोड़ मामले, उच्च न्यायालयों में 63 लाख
न्यायिक रिक्तियां: उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 5,600 से अधिक रिक्तियां; उच्च न्यायालयों में रिक्तियां
16% (2006) से बढ़कर 30% (2024) हो गईं।
कम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात: भारत में प्रति दस लाख लोगों पर लगभग 21 न्यायाधीश हैं, जो अमेरिका के  150
न्यायाधीशों से काफी कम है।
उच्च सरकारी मुकदमेबाजी: लगभग 50% मामले सरकारी एजेंसियों से जुड़े हैं।
कमजोर बुनियादी ढांचा और जनशक्ति: अदालत कक्षों, कर्मचारियों और सहायता प्रणालियों की कमी (भारत न्याय रिपोर्ट
2022)।
प्रणालीगत देरी: मामलों के  निपटारे के  लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं, बार-बार स्थगन और लंबी छु ट्टियां देरी को बढ़ाती
हैं।

PMFBY & RWBCIS:

यूडीआईएसई 2023-24 स्कू ल शिक्षा पर रिपोर्ट

न्याय में देरी, न्याय से इनकार
सामाजिक-आर्थिक बोझ: कमज़ोर अनुबंध प्रवर्तन भारत की व्यापार सुगमता रैंकिंग को नुकसान पहुँचा रहा है।
जेलों में अत्यधिक भीड़: भारत की आधी से ज़्यादा जेलें क्षमता से ज़्यादा भरी हुई हैं; 76% कै दी विचाराधीन हैं (भारत न्याय
रिपोर्ट, 2025)।

स्रोत: द हिंदू

लंबित रहने के  निहितार्थ

लंबित मामलों को कम करना
अधिक न्यायाधीश: अनुपात को बढ़ाकर 50 प्रति मिलियन करना (विधि आयोग, 120वीं रिपोर्ट)।
एआईजेएस: निचली अदालतों में रिक्तियों को भरने के  लिए कें द्रीकृ त भर्ती।
डिजिटल सुधार: एआई-आधारित के स प्रबंधन के  साथ ई-न्यायालय (चरण III) का विस्तार।

विकसित भारत के  लिए एआई

एआई विकास को 8% से अधिक तक बढ़ा सकता है, जिससे विकसित भारत के  विजन को बल मिलेगा।
2035 तक, एआई जीडीपी को $6.6 ट्रिलियन से $8.3 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है।

भारत के  लिए एआई के  अवसर:
एआई अपनाने में तेज़ी: 30-35% की वृद्धि दर (जैसे, बैंकिंग, विनिर्माण) प्रदान कर सकता है।
अनुसंधान एवं विकास में जनरेटिव एआई: 20-30% की वृद्धि (जैसे, दवा खोज, स्वचालित वाहन) जोड़ता है।
तकनीकी सेवा नवाचार: विकास में 15-20% का योगदान देता है।

एआई-आधारित मूल्य सृजन: संभावित परिणाम:
डेटा कै पिटल के  रूप में भारत: अनाम डेटा और प्रमाणित बाज़ारों के  लिए ढाँचे।
एआई-कौशल पारिस्थितिकी तंत्र: प्रतिभा, अनुसंधान क्षमता और स्वदेशी मॉडल का निर्माण।
क्षेत्रीय विकास: विनिर्माण, वित्त, फार्मा और ऑटोमोटिव को बढ़ावा देना।
भविष्य-सुरक्षित नौकरियाँ: निरंतर कौशल विकास और तेज़ डिजिटल अपनाना।

निष्कर्ष:
मजबूत बुनियादी ढांचे, सुचारू श्रम परिवर्तन, जिम्मेदार शासन और उद्योग-अकादमिक सहयोग के  साथ, भारत एक नए विकास मॉडल का
नेतृत्व कर सकता है।

स्रोत: द हिंदू
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एमएनआरई ने राष्ट्रीय भूतापीय नीति लागू की

स्रोत: द हिंदू

मान्यता और दायरा
381 गर्म झरनों और 10 संभावित प्रांतों का मानचित्रण।
बिजली (उच्च एन्थैल्पी) + तापन, शीतलन, कृ षि, उद्योग (निम्न/मध्यम एन्थैल्पी) का समर्थन करता है।
संसाधन मानचित्रण → अंतिम उपयोग, जिसमें हाइब्रिड प्रणालियाँ, भंडारण, पुन:प्रयोजनित तेल/गैस कु एँ शामिल हैं,
को शामिल करता है।

स्थिरता और विनियमन
सुरक्षित पुन: इंजेक्शन, नियमों का अनुपालन, हितधारक परामर्श।
राज्य नोडल एजेंसियों के  माध्यम से एकल-खिड़की मंज़ूरी।

विकास और वित्तपोषण
100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, घरेलू नवाचार, तेल-गैस सहयोग।
जोखिम-साझाकरण, रियायती ऋण, वीजीएफ, ग्रीन बॉन्ड, मिश्रित वित्त।
कर प्रोत्साहन: जीएसटी/कर छूट, अवकाश, त्वरित मूल्यह्रास, संपत्ति कर में राहत।

प्रमुख विशेषताऐं

इसका उद्देश्य भारत के  नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में भूतापीय ऊर्जा को एकीकृ त करना और 2070 के  शुद्ध-शून्य लक्ष्य का समर्थन करना
है।
सहयोग और क्षमता निर्माण

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहपाठी शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है।
स्थल, पट्टे और डेटा
अन्वेषण पट्टे: 3-5 वर्ष; विकास पट्टे: 30+ वर्ष तक।
अनिवार्य प्रस्तुतियाँ सहित कें द्रीकृ त भूतापीय डेटा भंडार।

भूतापीय ऊर्जा के  बारे में
पृथ्वी के  आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग विद्युत, तापन और शीतलन के  लिए किया जाता है।
प्राकृ तिक/मानव निर्मित गर्म पानी और भाप भंडारों से कुओं के  माध्यम से निकाला जाता है।
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महिला सशक्तिकरण पर पहली राष्ट्रीय बैठक

महिला-नेतृत्व विकास में भारत की प्रगति
नेतृत्व: जमीनी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिलाएँ हैं।
शिक्षा: STEMM स्नातकों में 43% महिलाएँ हैं।
वित्तीय सशक्तिकरण: PMMY के  69% और स्टैंड-अप इंडिया के  84% लाभार्थी महिलाएँ हैं।

महिला सशक्तिकरण पर तिरुपति सम्मेलन:
स्थान और परिणाम: आंध्र प्रदेश के  तिरुपति में आयोजित; महिला-नेतृत्व विकास की पुष्टि करते हुए तिरुपति प्रस्ताव पारित
किया गया।
तिरुपति प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ:
शासन में लैंगिक दृष्टिकोण अपनाएँ
लिंग-संवेदनशील बजट को संस्थागत बनाएँ
STEM में महिलाओं को बढ़ावा दें  और डिजिटल विभाजन को पाटें
कल्याण से महिलाओं को सशक्तिकरण के  सक्रिय माध्यम के  रूप में आगे बढ़ाएँ

प्रमुख चुनौतियाँ:
राजनीतिक: के वल 14% सांसद महिलाएँ हैं।
आर्थिक: उच्च स्नातक दरों के  बावजूद STEM कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 27% है।
सामाजिक और सांस्कृ तिक: पितृसत्ता, सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, कम उम्र में विवाह, असमान घरेलू काम।
डिजिटल विभाजन: के वल 33% महिलाएं (15-49 वर्ष) इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि 57% पुरुष (एनएफएचएस-5)।
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स्रोत: द हिंदू



पर्यावरण
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सीएमएलआरई अध्ययन: ईएलएसए 3 जहाज़ दुर्घटना से समुद्री क्षेत्र में गंभीर क्षति
हुई
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घटना: के रल के  पास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में फर्नेस ऑयल और कम सल्फर वाला डीज़ल ले जा रहा ELSA 3 डूब गया।
धाराओं के  बावजूद, तेल सांद्रित रहा—निरंतर रिसाव का संके त → बड़ी रिसाव आपदा।

मुख्य निष्कर्ष:
रासायनिक प्रदूषण: पानी और तलछट में भारी धातुएँ (निकल, सीसा, तांबा, वैनेडियम), PAHs (नेफ़थलीन, फ्लोरीन,
एन्थ्रासीन) पाई गईं।

जैविक प्रभाव:
-प्राणी प्लवक: उच्च पेट्रोलियम प्रदूषक स्तर → खाद्य श्रृंखला में जैव संचय।
-मछली के  अंडे/लार्वा: क्षय और मृत्यु के  संके त → मत्स्य पालन के  लिए खतरा।
-निचले नितल जीव: संवेदनशील प्रजातियों में गिरावट; प्रदूषण-सहिष्णु कृ मि/द्विकपजीवी जीवित रहे → पारिस्थितिक तनाव
और आवास का नुकसान।

समुद्री प्रदूषण नियंत्रण: भारत की भूमिका:
MARPOL कन्वेंशन - भारत हस्ताक्षरकर्ता।
तेल प्रदूषण तैयारी एवं प्रतिक्रिया (ओपीआरसी), 1990 - भारत हस्ताक्षरकर्ता।
बंकर तेल प्रदूषण क्षति के  लिए नागरिक दायित्व, 2001 - 2015 में अनुसमर्थित।
राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (1996): भारतीय तटरक्षक बल नोडल प्राधिकरण के  रूप में।.

स्रोत: द हिंदू

WMO रिपोर्ट: वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2024

वाष्पीकरण को तीव्र करता है, जिससे वायुमंडल में और अधिक जल जमा होता है।
अधिक सूखा, बाढ़ और तूफ़ान आते हैं।

ग्लेशियरों के  पिघलने और तापीय विस्तार के  कारण समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटों पर बाढ़ आती है।

स्रोत: द हिंदू
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ने बाढ़ और सूखे के  बीच झूलते हुए, तेजी से अनियमित होते जल चक्र
की चेतावनी दी है।

ग्लेशियर पिघलना: सभी ग्लेशियर क्षेत्रों में लगातार तीसरे वर्ष बर्फ  पिघली है; कई छोटे ग्लेशियर अपने
चरम जल बिंदु (स्थायी गिरावट से पहले अधिकतम अपवाह) पर या उसके  निकट हैं।
अनियमित जल चक्र: वैश्विक नदी घाटियों का ⅔ भाग बहुत अधिक या बहुत कम जल स्तर का सामना
कर रहा है, जिससे चरम स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं—अफ्रीका में भारी वर्षा, यूरोप/एशिया में बाढ़,
अमेज़न में सूखा।

मुख्य निष्कर्ष

पूल: झीलें, ग्लेशियर, वायुमंडल जैसे भंडारण क्षेत्र।
प्रवाह: पूलों के  बीच गति (वाष्पीकरण, संघनन)।

जल चक्र की मूल बातें

जलवायु परिवर्तन के  प्रभाव



प्रधानमंत्री ने भारत के  पहले बांस-आधारित जैव-इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया

यह संयंत्र, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), फ़िनलैंड की फ़ोर्टम और के मपोलिस ओवाई का एक संयुक्त उद्यम है, जो बाँस
का उपयोग करके  बायोएथेनॉल का उत्पादन करेगा। बाँस एक आदर्श फीडस्टॉक है क्योंकि यह एक गैर-खाद्य फसल है जिसमें
लिग्नोसेल्यूलोज़ की मात्रा अधिक होती है, जो इसे दूसरी पीढ़ी के  जैव ईंधन के  लिए एक मज़बूत दावेदार बनाता है।

परिभाषा: खाद्य फसलों और कृ षि अवशेषों जैसे नवीकरणीय जैविक स्रोतों से प्राप्त इथेनॉल।
गुण: एक पारदर्शी, रंगहीन, जैवनिम्नीकरणीय द्रव जो स्वच्छ रूप से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है।
स्रोत (राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के  अनुसार): चीनी-आधारित सामग्री: गन्ना, चुकं दर, मीठा ज्वार। स्टार्च-आधारित सामग्री: मक्का,
कसावा, सड़े हुए आलू, कृ षि-खाद्य/लुगदी अपशिष्ट, शैवाल।
सेल्यूलोसिक सामग्री: खोई, लकड़ी का अपशिष्ट, कृ षि और वानिकी अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट।
अनुप्रयोग: - ईंधन के  रूप में - शुद्ध इथेनॉल (E100) या पेट्रोल (E10, E20) के  साथ मिश्रित। - रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, व्यक्तिगत
देखभाल उत्पादों और जैव-आधारित सामग्रियों जैसे बायोप्लास्टिक्स के  उत्पादन में।
लाभ:
- जैव-निम्नीकरणीय और नवीकरणीय।
- जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करता है।
- वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है।

कामचटका प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकं प आया
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जलवायु परिवर्तन से भारतीय हिमालय में बढ़ते आपदा जोखिम उजागर

मानसून 2025 और हिमालयी आपदाएँ
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भारी बारिश ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में आपदा जोखिमों को रेखांकित
किया है।

IHR अत्यधिक संवेदनशील क्यों है:
भूविज्ञान: युवा वलित पर्वत, विवर्तनिक गतिविधि → भूकं प (ज़ोन IV और V), भूस्खलन।
जलवायु: अत्यधिक वर्षा, बादल फटना, हिमस्खलन (उत्तराखंड 2013, 2025 बाढ़)।
मानवजनित: सड़कें , सुरंगें, जलविद्युत, अतिक्रमण।
भूमि-उपयोग परिवर्तन: परियोजनाएँ (जैसे टिहरी बाँध) → मृदा अपरदन, ढलान अस्थिरता।
अन्य जोखिम: कम अनुकू लन क्षमता, हिमनदों का पीछे  हटना, पर्माफ्रॉस्ट पिघलना, GLOFs।

वर्तमान प्रतिक्रिया तंत्र:
एजेंसियाँ: NDMA, NDRF, CWC, IMD, राज्य निकाय; बचाव के  लिए सेना/IAF/ITBP।
तकनीक: ड्रोन, उपग्रह संचार, डॉपलर रडार, वनवेब लिंक।
समुदाय: एनडीएमए का आपदा मित्र कार्यक्रम।
जोखिम सूचकांक: हिमनद झीलों के  लिए सीडब्ल्यूसी मानदंड।

आगे की राह:
निगरानी: एनआरएससी हिमनद झीलों और मलबे के  प्रवाह पर 24×7 नज़र रखेगा।
मानचित्रण: भूस्खलन मानचित्रण का विस्तार करने के  लिए जीएसआई।
तकनीक: एआई-आधारित आकस्मिक बाढ़ पूर्वानुमान (जैसे, गोरखपुर मॉडल)।
अन्य उपाय: सचेत पूर्व-चेतावनी ऐप, सड़कों और नदियों के  लिए ढलान स्थिरीकरण।

स्रोत: द हिंदू

WMO ओजोन बुलेटिन रिपोर्ट ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति

स्रोत: द हिंदू

विश्व ओज़ोन दिवस (16 सितंबर) पर जारी किया गया और वियना कन्वेंशन (1985) के  40 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
पुनर्प्राप्ति समयरेखा: ओज़ोन परत के  2066 (अंटार्क टिका), 2045 (आर्क टिक), 2040 (शेष विश्व) तक 1980 के  स्तर पर लौटने की
उम्मीद है।

ओज़ोन परत के  बारे में
यह परत समताप मंडल (15-30 किमी) में पाई जाती है और पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से बचाती है।

ओज़ोन अपक्षयी पदार्थ (ODS):
क्लोरीन-आधारित: CFCs, HCFCs, CTC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म।
ब्रोमीन-आधारित: हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड।
—अपक्षय अंटार्क टिका में सबसे गंभीर है।
वियना कन्वेंशन (1985)
ओज़ोन संरक्षण पर पहली वैश्विक संधि; जिसके  परिणामस्वरूप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) बना।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:
नियंत्रित ODS के  99% को चरणबद्ध तरीके  से समाप्त कर दिया गया।
किगाली संशोधन (2016): एचएफसी (प्रबल ग्रीनहाउस गैसों) को चरणबद्ध तरीके  से कम किया गया।
भारत की उपलब्धियाँ
-ओडीएस चरणबद्ध तरीके  से समाप्त: 2010 तक सीएफसी, सीटीसी और हैलोन को समाप्त कर दिया गया।
-नीति: ओडीएस (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000; 2003 तक नए उपकरणों में सीएफसी और हैलोन पर प्रतिबंध लगा दिया
गया।

-एचसीएफसी चरणबद्ध तरीके  से समाप्त: 67.5% की कमी हासिल की गई; 2020 में एचसीएफसी-141बी को पूरी तरह से चरणबद्ध
तरीके  से समाप्त कर दिया जाएगा। 15



के रल विधेयक खतरनाक जंगली जानवरों को मारने के  नियमों को आसान बनाता है। बढ़ते संघर्षों के  बीच कें द्रीय वन्यजीव अधिनियम
में संशोधन का प्रस्ताव देने वाला यह पहला राज्य है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:
सीडब्ल्यूडब्ल्यू के  लिए विस्तारित शक्तियाँ: मुख्य वन्यजीव वार्डन आबादी वाले क्षेत्रों में मनुष्यों पर हमला करने वाले जंगली जानवरों
को मारने का आदेश दे सकते हैं।
वर्तमान कानून में बदलाव: डब्ल्यूपीए वर्तमान में सीडब्ल्यूडब्ल्यू को अनुसूची I-IV में शामिल जानवरों के  शिकार के  लिए के वल तभी
परमिट जारी करने की अनुमति देता है जब वे मानव जीवन के  लिए खतरा हों।
कृ मि घोषित करने का राज्य का अधिकार: विधेयक राज्य सरकार को अनुसूची II के  जानवरों को कृ मि घोषित करने की अनुमति देता
है।
कें द्रीय प्राधिकरण से बदलाव: वर्तमान में, के वल कें द्र सरकार (धारा 62 के  तहत) ही अनुसूची I और अनुसूची II के  भाग II में शामिल
जानवरों को छोड़कर, जानवरों को कृ मि घोषित कर सकती है।
वैध कृ मि हत्या: कृ मि के  रूप में सूचीबद्ध जानवरों को सीमित समय के  लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में मारा जा सकता है।

बढ़ते मानव-पशु संघर्ष के  कारण:
आवास का नुकसान: शहरीकरण, वनों की कटाई और पशु गलियारों को अवरुद्ध करने वाला अतिक्रमण।
संसाधन प्रतिस्पर्धा: भोजन और पानी की कमी के  कारण संघर्ष हो रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन: चरम मौसम और बदलते प्रवास के  कारण जानवर मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं।
अवैध शिकार और अवैध व्यापार: पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं और प्रजातियों को विस्थापित करते हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आठ बाघों के
स्थानांतरण को मंजूरी दी
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अनुमतियाँ:
○ अनुसूची I के  जानवर → कें द्र सरकार की स्वीकृ ति।
○ अन्य जंगली जानवर → राज्य सरकार की स्वीकृ ति।
● प्राधिकरण: MoEFCC (सुरक्षा/दुर्घटनाओं के  लिए परमिट रद्द कर सकता है)।
विवरण:
○ 8 बाघ (3 नर, 5 मादा)।
○ ताडोबा-अंधारी और पेंच बाघ अभयारण्यों से → सह्याद्री बाघ अभयारण्य तक।
○ उद्देश्य: उत्तरी पश्चिमी घाट में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करना।
○ पहले एनटीसीए द्वारा अनुमोदित।
लाभ:
:● पारिस्थितिक संतुलन: शिकारी-शिकार गतिशीलता को पुनर्स्थापित करता है।
● संघर्ष में कमी: भीड़भाड़ वाले अभयारण्यों में दबाव कम करता है।
● पुनर्वनीकरण: स्थानीय बाघ विलुप्ति वाले क्षेत्रों को पुनर्जीवित करता है।
चिंताएँ:
● स्थानीय समुदाय का विरोध।
● स्थानीय बाघों के  साथ क्षेत्रीय संघर्ष। ● कमज़ोर वन प्रबंधन (जैसे, शिकार आधार में वृद्धि)।
सह्याद्री बाघ अभयारण्य:
● अधिसूचित: 2010 (चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और कोयना वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर)।
● स्थान: सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र।
● महत्व: पश्चिमी घाट में बाघों का सबसे उत्तरी निवास स्थान। ● जलाशय: ○ शिवसागर (कोयना नदी)। ○ वसंत सागर (वरना
नदी)।
● वनस्पति: अंजनी, जम्भुल, पीसा, आदि।
● जीव: जंगली कु त्ता, तेंदुआ, गौर, सांभर, चार सींग वाला मृग, चूहा हिरण, विशाल गिलहरी, भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध,
स्थानिक हॉर्नबिल, भारतीय नदी टर्न।

के रल मंत्रिमंडल ने WPA संशोधन विधेयक को मंजूरी दी



अर्थशास्त्र
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राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट (सीएजी)
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28 राज्यों को कवर करने वाली अपनी तरह की पहली रिपोर्ट, जिसमें आँकड़े और रुझान (2013-14 से 2022-23) शामिल हैं।
उच्च सार्वजनिक ऋण के  कारण: बढ़ती सब्सिडी: कृ षि ऋण माफी, मुफ्त बिजली/सेवाएँ, नकद हस्तांतरण।
उच्च प्रतिबद्ध व्यय: वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान—राजस्व व्यय का 42%+, जीएसडीपी का लगभग 6%।
अन्य: सीमित राजस्व संग्रहण, जीएसटी पर भारी निर्भरता।

मुख्य निष्कर्ष:
कु ल ऋण: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 22.17% (एफआरबीएम लक्ष्य: 2024-25 तक 20%)।
ऋण-से-जीएसडीपी: पंजाब में सबसे अधिक (40.35%), उसके  बाद नागालैंड (37.15%) और पश्चिम बंगाल (33.7%)।
राजकोषीय घाटा: सभी राज्य घाटे में हैं—गुजरात में सबसे कम (0.76%), हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक (6.46%)। एफआरबीएम
बेंचमार्क : 3.5%।
राजस्व क्षमता: राज्यों के  स्वयं के  कर राजस्व (एसओटीआर) का हिस्सा हरियाणा (70%) से लेकर अरुणाचल प्रदेश (9%) तक था।

सीआईआई ने वैश्विक क्षमता कें द्रों के  लिए राष्ट्रीय ढांचे का प्रस्ताव रखा

परिभाषा: बहुराष्ट्रीय कं पनियों की अपतटीय इकाइयाँ जो मूल संगठनों के  लिए प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, और सेवा
वितरण प्रदान करती हैं।
महत्व: भारत वैश्विक जीसीसी का लगभग 50% हिस्सा रखता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.8% का योगदान देता
है।
रोज़गार प्रभाव: जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा वित्त वर्ष 25 में लगभग 10.4 मिलियन नौकरियों का समर्थन करने का
अनुमान है।

राष्ट्रीय जीसीसी नीति के  लिए सुझाया गया ढाँचा:
त्रि-स्तंभ दृष्टिकोण रणनीतिक प्राथमिकताएँ 2030 तक लक्ष्य:
5,000 जीसीसी, $470-600 बिलियन जीवीए, 20-25 मिलियन नौकरियाँ।
-फोकस क्षेत्र: क्वांटम कं प्यूटिंग, डिजिटल हेल्थके यर, उद्योग 4.0। -महत्वपूर्ण सफलता कारक प्रतिभा: उद्योग-अकादमिक
गठजोड़, विशेष पाठ्यक्रम।
-बुनियादी ढाँचा: प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ, डीईज़ेड, डेटा सेंटर, क्लाउड इन्फ्रा।
-स्थानीय प्रसार: टियर-2/3 शहरों में नवाचार कें द्र और अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र। -प्रदर्शन लीवर नीतिगत समर्थन: एकल-
खिड़की मंजूरी, त्वरित अनुमोदन, कर/निर्यात प्रोत्साहन।
-निवेश प्रोत्साहन: नियामक समर्थन के  साथ अमेरिका/ब्रिटेन + नए बाजारों (जापान, नॉर्डिक देश, ऑस्ट्रेलिया) पर ध्यान
कें द्रित।

-शासन: राष्ट्रीय जीसीसी परिषद, समर्पित प्रकोष्ठ, अंतर-मंत्रालयी समूह, उद्योग पैनल।

वैश्विक क्षमता कें द्र (जीसीसी)



भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा
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यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) — जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं — के  साथ भारत का व्यापार
और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा। 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षरित यह समझौता कानूनी
रूप से बाध्यकारी स्थिरता प्रावधानों को प्रस्तुत करता है—जो भारत के  व्यापार इतिहास में पहली बार होगा।

🔹 मुख्य अंश
निवेश प्रतिबद्धता:

EFTA 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 10 लाख रोज़गार सृजित होंगे।
पहले दशक में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर
अगले पाँच वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर

बाज़ार पहुँच:
भारत EFTA (विशेषकर स्विट्जरलैंड) को 94.7% निर्यात (2018-2023, सोने को छोड़कर) के  लिए बेहतर पहुँच प्रदान करता है।
इसमें दवाइयाँ, मशीनरी, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियाँ, चॉकलेट और प्रसंस्कृ त कृ षि उत्पाद शामिल हैं।
भारत स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे व पॉलिश किए हुए हीरों पर शुल्क में कटौती/कटौती करता है।

स्थायित्व खंड:
पर्यावरण संरक्षण, श्रम अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।
वैश्विक स्थिरता और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्रतिबद्धताओं के  अनुरूप।
व्यापार संबंधों में कानूनी पूर्वानुमेयता जोड़ता है।

🔹 भारत के  लिए रणनीतिक महत्व
इतने बड़े, बाध्यकारी निवेश वचन के  साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता।
औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन और विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देता है।
उच्च-स्तरीय वस्तुओं के  लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को और गहरा करता है।
व्यापार नीति को सतत विकास लक्ष्यों के  साथ संरेखित करता है।

🔹 परीक्षा संबंधी सुझाव
समझौता: व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए)
भागीदार: ईएफटीए (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन)
ईएफटीए की स्थापना: स्टॉकहोम कन्वेंशन के  तहत 1960
उद्देश्य: सदस्यों के  बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।



वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.5% बढ़ेगी: एसएंडपी ग्लोबल
रेटिंग्स
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एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मजबूत घरेलू मांग, घटती मुद्रास्फीति और मजबूत सार्वजनिक निवेश का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 के
लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। वैश्विक चुनौतियों के  बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था एशिया
में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है, जो लचीले उपभोग और नीतिगत समर्थन से समर्थित है।

🔹 प्रमुख विकास कारक
मजबूत मानसून: ग्रामीण आय और कृ षि स्थिरता को बढ़ावा देता है।
कर राहत: आय में कटौती और जीएसटी उपभोक्ता खर्च को बढ़ाते हैं।
सार्वजनिक निवेश: बुनियादी ढाँचे पर अधिक पूंजीगत व्यय रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देता है।
वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की वृद्धि दर: भारत ने 7.8% जीडीपी वृद्धि (अप्रैल-जून 2025) दर्ज की, जो घरेलू मजबूती को दर्शाता
है।

🔹 मुद्रास्फीति और मौद्रिक दृष्टिकोण
मुद्रास्फीति पूर्वानुमान: खाद्य कीमतों में कमी के  कारण संशोधित कर 3.2% कर दिया गया।
नीतिगत निहितार्थ: मुद्रास्फीति लक्ष्य के  भीतर रहने के  साथ, आरबीआई दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है, जिससे सस्ते
ऋण और मजबूत उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।

🔹 वैश्विक प्रतिकू ल परिस्थितियाँ
बाहरी जोखिम: उच्च अमेरिकी टैरिफ और बदलती आपूर्ति श्रृंखलाएँ निर्यात पर दबाव डाल रही हैं।
प्रभाव: भारत के  निर्यात क्षेत्रों पर हल्का दबाव है, हालाँकि कम निर्यात-से-जीडीपी अनुपात समग्र दबाव को सीमित करता है।

🔹 सारांश
वैश्विक अनिश्चितता के  बावजूद, भारत की वृद्धि घरेलू स्तर पर संचालित और लचीली बनी हुई है, जिसे राजकोषीय व्यय, स्थिर कीमतों
और बढ़ती माँग का समर्थन प्राप्त है।

भारत 2025 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा:
एसएंडपी

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के  अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.5% बढ़ने का अनुमान है, जो दुनिया की सबसे तेज़ी से
बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के  रूप में इसकी स्थिति को पुष्ट करता है। वैश्विक चुनौतियों - सुस्त निर्यात, भू-राजनीतिक तनाव और सख्त
मौद्रिक नीतियों - के  बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था मज़बूत सुधारों और घरेलू माँग के  बल पर लचीली बनी हुई है।

🔹 मुख्य विशेषताएँ
विकास पूर्वानुमान: वित्त वर्ष 2025 में 6.5% जीडीपी वृद्धि।
वैश्विक रैंक: सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था।
लचीलापन कारक: मज़बूत नीतिगत ढाँचा, आर्थिक सुधार और बुनियादी ढाँचे में निवेश।
संभावना: निरंतर वैश्विक व्यापार एकीकरण, उच्च उत्पादकता और रोज़गार सृजन।

🔹 विकास चालक
सुधार और व्यापार करने में आसानी: सरलीकृ त नियम, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता।
बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा: परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश।
विनिर्माण को बढ़ावा: पीएलआई योजनाएँ और मेक इन इंडिया औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं।
मजबूत घरेलू माँग: बढ़ता मध्यम वर्ग और उपभोग-आधारित विकास।
तकनीक और नवाचार: फिनटेक, ई-कॉमर्स और डिजिटल सेवाओं के  पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार।

🔹 स्थैतिक तथ्य
रिपोर्ट: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स
पूर्वानुमान: 6.5% जीडीपी वृद्धि (वित्त वर्ष 2025)
स्थिति: सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
प्रमुख कारक: सुधार, बुनियादी ढाँचा, नीतिगत स्थिरता



कृ षि भारत की अर्थव्यवस्था के  15-20% को शक्ति प्रदान करती है: पीएसए अजय कु मार
सूद
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नई दिल्ली में आयोजित डायलॉग नेक्स्ट 2025 में, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कु मार सूद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृ षि
भारत के  सकल घरेलू उत्पाद में 15-20% का योगदान देती है और 60% से अधिक कार्यबल का भरण-पोषण करती है, जो देश के
सामाजिक-आर्थिक ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

🔹 मुख्य अंश
आर्थिक भूमिका: कृ षि ग्रामीण भारत की रीढ़ बनी हुई है—जीडीपी में मामूली हिस्सेदारी के  बावजूद आजीविका के  लिए महत्वपूर्ण।
नई पहल: आईसीएआर फसल हानि को रोकने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के  लिए राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन शुरू करेगा।

🔹 मिशन के  मुख्य क्षेत्र
कीट एवं रोग निगरानी
एकीकृ त पादप स्वास्थ्य प्रबंधन
पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ
किसानों और कृ षि विशेषज्ञों के  लिए प्रशिक्षण
इस मिशन का उद्देश्य पैदावार बढ़ाना, किसानों की आय को स्थिर करना और कृ षि में जलवायु परिवर्तन के  प्रति लचीलापन बढ़ाना है।

🔹 डायलॉग नेक्स्ट 2025
विषय: "किसानों तक ले जाएँ"
आयोजक: ICAR, CIMMYT और BISA
फ़ोकस: जलवायु-अनुकू ल खेती, कृ षि-तकनीक अपनाना, संसाधनों का सतत उपयोग और किसान-नेतृत्व वाला नवाचार।

🔹 यह क्यों महत्वपूर्ण है
बढ़ते जलवायु और पारिस्थितिक दबावों के  साथ, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन जैसे वैज्ञानिक हस्तक्षेप भारत में सतत कृ षि और खाद्य
सुरक्षा सुनिश्चित करने के  लिए महत्वपूर्ण हैं।
परीक्षा तथ्य:
कार्यक्रम: डायलॉग नेक्स्ट 2025, नई दिल्ली
वक्ता: अजय कु मार सूद, प्रधानमंत्री के  निजी सलाहकार
कृ षि का हिस्सा: सकल घरेलू उत्पाद का 15-20%
कार्यबल पर निर्भरता: लगभग 60%



जीएसटी दर में कटौती से “ऋण पर ब्याज” का मुद्दा क्यों पैदा होता है?
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जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ताओं के  लिए वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं, लेकिन अक्सर व्यवसायों के  लिए नकदी प्रवाह की चुनौतियाँ
पैदा हो जाती हैं - जिसे "ऋण पर ब्याज" समस्या कहा जाता है। यह तब होता है जब इनपुट टैक्स क्रे डिट (आईटीसी) का उपयोग नहीं
हो पाता या देरी से मिलता है, जिससे कं पनियों को अपना परिचालन जारी रखने के  लिए धन उधार लेना पड़ता है और ब्याज देना पड़ता
है।

🔹 "ऋण पर ब्याज" क्या है?
यह वह ब्याज है जो व्यवसाय उधार ली गई धनराशि पर तब देते हैं जब उनकी कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है - अक्सर लंबित
जीएसटी रिफं ड या अप्रयुक्त आईटीसी के  कारण।

🔹 जीएसटी सामान्यतः कै से काम करता है
व्यवसाय इनपुट (कच्चे माल/सेवाओं) पर जीएसटी का भुगतान करते हैं।
वे तैयार माल की बिक्री पर जीएसटी एकत्र करते हैं।
वे पहले से चुकाए गए करों पर इनपुट टैक्स क्रे डिट (आईटीसी) का दावा करते हैं।

🔹 जीएसटी कटौती से समस्याएँ क्यों पैदा होती हैं
आईटीसी बेमेल:

जीएसटी दर में कटौती के  बाद, व्यवसाय बिक्री पर कम जीएसटी एकत्र करते हैं, लेकिन इनपुट पर पहले ही अधिक जीएसटी का
भुगतान कर चुके  होते हैं, जिससे अतिरिक्त आईटीसी बनता है।
अवरुद्ध कार्यशील पूंजी:
अप्रयुक्त आईटीसी रिफं ड की प्रक्रिया पूरी होने तक अटका रहता है, जिससे कं पनी का धन अवरुद्ध हो जाता है।

उधार पर निर्भरता:
दैनिक खर्चों को पूरा करने के  लिए, कं पनियाँ ऋण लेती हैं - वापसी में देरी के  कारण ब्याज का भुगतान करती हैं।

घटते लाभ मार्जिन:
कम बिक्री मूल्य और अवरुद्ध धनराशि लागत बढ़ाती है, जिससे लाभप्रदता कम होती है।

🔹 उदाहरण
इनपुट खरीद: ₹1,00,000 + 18% GST = ₹18,000
आउटपुट बिक्री (GST घटाकर 12% करने के  बाद): ₹1,00,000 + ₹12,000 GST
अवरुद्ध ITC: ₹6,000 (वापसी तक)
कं पनी इस अंतर को पूरा करने के  लिए पैसा उधार लेती है → ऋण पर ब्याज का भुगतान करती है।

🔹 यह क्यों मायने रखता है
व्यवसायों के  लिए: उच्च वित्तपोषण लागत, कम लाभ।
उपभोक्ताओं के  लिए: अपेक्षा से कम कीमतों में गिरावट।
अर्थव्यवस्था के  लिए: तेज़ वापसी के  बिना बार-बार GST कटौती से तरलता पर दबाव पड़ता है और निवेश हतोत्साहित होता है।
संक्षेप में: जीएसटी कटौती से उपभोक्ताओं को मदद मिलती है, लेकिन जब तक रिफं ड प्रणाली तेज और कु शल नहीं होती, तब तक
इससे व्यवसाय के  नकदी प्रवाह को नुकसान पहुंचता है।



संस्कृ ति
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पीएम ने पांडु लिपियों के  संरक्षण के  लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया

ज्ञान भारतम् पोर्टल और मिशन
● उद्देश्य: भारत की पांडु लिपि विरासत का डिजिटलीकरण और संरक्षण; सुगम्यता में सुधार।
● बजट 2025-26: सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के  लिए ज्ञान भारतम् मिशन की घोषणा।
पांडु लिपियों के  बारे में:
● परिभाषा: हस्तलिखित कार्य (कागज़, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ का पत्ता, आदि), ≥75 वर्ष पुराना, वैज्ञानिक/ऐतिहासिक/
सौंदर्यात्मक मूल्य वाला।
● बहिष्कृ त: लिथोग्राफ और मुद्रित संस्करण।
● मात्रा: 80 लिपियों (ब्राह्मी, कु षाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली, आदि) में लगभग 1 करोड़ पांडु लिपियाँ।
● भाषाएँ: लगभग 75% संस्कृ त, लगभग 25% क्षेत्रीय भाषाएँ।
महत्व:
● मानवीय गतिविधियों और ज्ञान परंपराओं के  प्रमाण।
● विनाश के  बावजूद पूर्वजों की शिक्षा के  प्रति समर्पण को दर्शाते हैं।
● सांस्कृ तिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन की अंतर्दृष्टि।
○ उदाहरण: कौटिल्य का अर्थशास्त्र।.



अंतरराष्ट्रीय संबंध
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उच्च सागर संधि: 60 अनुसमर्थनों से प्रवर्तन सुनिश्चित

राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के  क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर
अंतर-सरकारी सम्मेलन (BBNJ) द्वारा 2023 में अपनाया गया।
60 अनुसमर्थन (अब प्राप्त) होने के  120 दिन बाद लागू होगा।

भारत और संधि:
कें द्रीय मंत्रिमंडल ने 2024 में भारत के  हस्ताक्षर को मंज़ूरी दी।
नोडल मंत्रालय: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

संधि के  बारे में:
आधिकारिक तौर पर: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के  क्षेत्रों की
समुद्री जैव विविधता के  संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता
(BBNJ)।
प्रकृ ति: कानूनी रूप से बाध्यकारी; UNCLOS के  तहत तीसरा
कार्यान्वयन समझौता (1994 कार्यान्वयन समझौते और 1995
संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौते के  बाद)।
कार्यक्षेत्र: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के  क्षेत्रों - उच्च समुद्रों में
समुद्री जैव विविधता की रक्षा करता है।
उच्च समुद्र: नेविगेशन, ओवरफ़्लाइट, के बल और पाइपलाइन
बिछाने जैसी वैध गतिविधियों के  लिए खुला वैश्विक कॉमन्स।

यूनिसेफ की बाल पोषण रिपोर्ट 2025

मुख्य निष्कर्ष:
बचपन में अधिक वज़न बढ़ रहा है: पाँच साल से कम उम्र के  5% और 5-19 साल की उम्र के  20% बच्चे प्रभावित हैं - 2000
के  बाद से दोगुना।
स्कू ल जाने वाले बच्चों में मोटापा (9.4%) अब कम वज़न (9.2%) से थोड़ा ज़्यादा है।
प्रभावित बच्चों में से आधे से ज़्यादा पूर्वी एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका-कै रिबियन और दक्षिण एशिया में रहते हैं।
दक्षिण एशिया में, 5-19 साल के  बच्चों में अधिक वज़न 2000 के  बाद से पाँच गुना बढ़ गया है।

मुख्य कारक:
अति-प्रसंस्कृ त खाद्य पदार्थ (यूपीएफ): सस्ता, लंबा शेल्फ जीवन, सब्सिडी-समर्थित सामग्री।
आक्रामक विपणन: डिजिटल विज्ञापन, प्रभावशाली व्यक्ति, धुंधली विज्ञापन-सामग्री सीमाएँ।
कमज़ोर नीतियाँ: के वल 7% पैक के  सामने लेबलिंग अनिवार्य करते हैं; 8% स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देते हैं।

सुझाव:
स्तनपान की सुरक्षा: स्तन-दूध के  विकल्प के  विपणन कोड को लागू करें।
खाद्य परिवेश में बदलाव लाएँ: यूपीएफ के  विपणन/उपलब्धता को सीमित करें, कर लगाएँ, लेबलिंग अनिवार्य करें।
पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दें: सब्सिडी पुनर्निर्देशित करें, स्थानीय खाद्य प्रणालियों का समर्थन करें।
सुरक्षा जाल को मज़बूत करें: सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करें, व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू करें।.
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नेपाल के  प्रधानमंत्री ने 'जेन जेड' के  विरोध के  बीच
इस्तीफा दिया

नेपाल में संकट:
सरकारी इमारतों और राजनेताओं के  घरों को निशाना बनाकर किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के  बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा
दे दिया।
जेनरेशन ज़ेड का गुस्सा: भ्रष्टाचार, अभिजात वर्ग के  विशेषाधिकार, बेरोज़गारी, जवाबदेही का अभाव।
ट्रिगर: 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध ने युवाओं की अभिव्यक्ति को बाधित किया।
वृद्धि: प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी सहित अत्यधिक सरकारी बल प्रयोग ने अशांति को बढ़ावा दिया।

भारत की प्रतिक्रिया:
प्रधानमंत्री ने सुरक्षा संबंधी कै बिनेट समिति की बैठक बुलाई, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नेपाल की शांति,
स्थिरता और समृद्धि भारत के  लिए महत्वपूर्ण है।

भारत के  लिए निहितार्थ:
क्षेत्रीय नाज़ुकता: नेपाल राजनीतिक अस्थिरता में श्रीलंका और बांग्लादेश के  साथ शामिल हो गया।
आर्थिक जोखिम: व्यापार, बाज़ार, प्रेषण, आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित।
शरणार्थियों की चिंताएँ: संभावित अंतर्वाह मानवीय और सीमावर्ती चुनौतियाँ पेश करता है।
सुरक्षा: अशांति सीमा प्रबंधन और राजनयिक दबाव बढ़ाती है।
कू टनीति: लंबे समय तक अस्थिरता भारत-नेपाल संबंधों में तनाव पैदा करती है

यूरोपीय संघ ने भारत के  साथ साझेदारी को गहरा करने के  लिए नया एजेंडा
पेश किया

यूरोपीय आयोग और उच्च प्रतिनिधि द्वारा एक संयुक्त संचार में रेखांकित, पाँच रणनीतिक स्तंभों पर आधारित:
1. समृद्धि और स्थिरता - विकास, रोज़गार, औद्योगिक विकास, डीकार्बोनाइज़ेशन।
2. व्यापार और निवेश - एफटीए (2025) और आईपीए को अंतिम रूप देना।
3. आपूर्ति श्रृंखलाएँ और आर्थिक सुरक्षा - टीटीसी का उपयोग, सेमीकं डक्टर समझौते को लागू करना।
4. स्वच्छ संक्रमण और लचीलापन - भारी उद्योगों (इस्पात, सीमेंट) को डीकार्बोनाइज़ करना।
5. प्रौद्योगिकी और नवाचार - उभरती हुई तकनीक, नवाचार कें द्र, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, परमाणु और आईटीईआर
अनुसंधान।

अन्य फोकस क्षेत्र:
सुरक्षा और रक्षा: हिंद-प्रशांत सहयोग, समुद्री नियम-आधारित व्यवस्था, वैश्विक सुरक्षा खतरे।
संपर्क  और वैश्विक मुद्दे: क्षेत्रीय संपर्क , अफ्रीका आउटरीच, यूरोपीय संघ का ग्लोबल गेटवे + भारत का महासागर।
सक्षमकर्ता: कौशल गतिशीलता, ज्ञान का आदान-प्रदान, व्यापार और संस्थागत सहयोग।
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विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025: एआई व्यापार और समावेशी विकास को
आकार दे रहा है

विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025
एआई को एक परिवर्तनकारी, सामान्य-उद्देश्य वाली तकनीक के  रूप में मान्यता दी गई है जो व्यापार, आय और धन
वितरण को नया रूप दे  रही है।

कार्रवाई की आवश्यकता वाली चिंताएँ:
एकाग्रता: एआई का नियंत्रण कु छ ही फर्मों/अर्थव्यवस्थाओं के  पास → असमान पहुँच।
श्रम व्यवधान: रोज़गार विस्थापन के  लिए पुनर्कौशल, शिक्षा और सक्रिय श्रम नीतियों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष
समावेशी व्यापार के  लिए एआई का उपयोग करने के  लिए डिजिटल अवसंरचना, कौशल निर्माण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा,
नियामक सुसंगतता और विश्व व्यापार संगठन के  माध्यम से वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
एआई व्यापार और समावेशी विकास को कै से बढ़ावा देता है
कम लागत और उच्च उत्पादकता: रसद, अनुपालन, भाषा, अनुबंधों का अनुकू लन → 2040 तक वैश्विक व्यापार को 34-
37% तक बढ़ा सकता है।
कौशल प्रीमियम में कमी: एआई मध्यम/उच्च-कौशल कार्यों का विकल्प है → वैश्विक कौशल प्रीमियम में 3-4% की गिरावट
आ सकती है।
ज्ञान प्रसार: डिजिटल व्यापार में 10% की वृद्धि → सीमा-पार एआई पेटेंट उद्धरणों में 2.6% की वृद्धि।
नए रास्ते: खनिज और ऊर्जा-समृद्ध अर्थव्यवस्थाएँ हार्डवेयर, डेटा होस्टिंग और श्रम-गहन एआई कार्यों के  कें द्र के  रूप में
उभर सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट "जेंडर स्नैपशॉट 2025" सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति
पर नज़र रखती है

जेंडर स्नैपशॉट 2025 - संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र DESA
सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में लैंगिक समानता की व्यापक समीक्षा।

मुख्य विशेषताएँ:
गरीबी और भोजन: 37.6 करोड़ महिलाएँ अत्यधिक गरीबी में हैं; 2030 तक एनीमिया 33% तक पहुँच सकता है।
स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु दर ↓39% (2000-23); महिलाएँ पुरुषों की तुलना में खराब स्वास्थ्य में 3 साल अधिक जीती हैं।
शिक्षा: लड़कियाँ नामांकन में लड़कों से आगे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में पिछड़ रही हैं (अफ्रीका, एशिया); कु छ ही
महिलाएँ स्कू लों का नेतृत्व करती हैं।
नेतृत्व और कार्य: महिलाओं के  पास 27% संसदीय सीटें और 30% प्रबंधन भूमिकाएँ हैं।
हिंसा: 12.5% ​​महिलाओं को साथी द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता है; 19% 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित हैं।
डिजिटल विभाजन: 65% महिलाएँ बनाम 70% पुरुष ऑनलाइन; महिलाओं की नौकरियाँ उच्च AI-स्वचालन जोखिम में हैं।
जलवायु/संसाधन: 15.8 करोड़ महिलाएँ जलवायु-जनित गरीबी के  जोखिम में हैं; 89.6 करोड़ महिलाओं के  पास स्वच्छ खाना
पकाने का ईंधन नहीं है।
शांति और सुरक्षा: 67.6 करोड़ महिलाएँ घातक संघर्ष के  निकट रहीं (2024)।
अंतर्संबंध: विकलांग महिलाओं को अधिकारों, इंटरनेट और राजनीति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

बीजिंग+30 कार्य एजेंडा:
डिजिटल क्रांति: डिजिटल विभाजन को पाटना।
गरीबी से मुक्ति: स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश।
शून्य हिंसा: कानूनों और सेवाओं को लागू करना।
समान शक्ति: राजनीति और शासन में महिलाओं को बढ़ावा देना।
शांति और सुरक्षा: WPS एजेंडे को वित्तपोषित करना, भागीदारी सुनिश्चित करना।
जलवायु न्याय: जलवायु और संसाधन नीतियों में लिंग को मुख्यधारा में लाना।.
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भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज पर आईएसए के  साथ 15 साल का पीएमएस अनुबंध पर
हस्ताक्षर किए

नया सौदा: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के  साथ अपना तीसरा अन्वेषण अनुबंध किया -
पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) के  लिए यह दूसरा अनुबंध है।

पूर्व अनुबंध:
पॉलीमेटेलिक नोड्यूल (मध्य हिंद महासागर बेसिन)
पीएमएस (हिंद महासागर रिज)

कार्ल्सबर्ग रिज का महत्व:
इस क्षेत्र में पीएमएस अन्वेषण के  लिए दुनिया का पहला लाइसेंस।
अरब सागर, उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में 3,00,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फै ला है।
भारतीय और अरब टेक्टोनिक प्लेटों के  बीच की सीमा; रॉड्रिग्स द्वीप से ओवेन फ्रै क्चर ज़ोन तक फै ली हुई है।
भारत ने मध्य हिंद महासागर में अफानासी-निकितिन सीमाउंट (एएनएस) के  लिए भी आवेदन किया है - जिस पर श्रीलंका
का दावा है।

पीएमएस के  बारे में:
तांबा, जस्ता, सोना, चांदी से भरपूर।
यह तब बनता है जब पृथ्वी के  मेंटल से खनिज युक्त तरल पदार्थ महासागरों में छोड़े जाते हैं, जिससे धातु सल्फाइड जमा होते
हैं।

आईएसए के  बारे में:
मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका।
यूएनसीएलओएस (1982) और 1994 समझौते के  तहत स्थापित।
मानव जाति के  लाभ के  लिए अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्र तल के  खनिज संसाधनों का विनियमन करता है।
सदस्य: 170 (भारत सहित)।

डब्ल्यूआईपीओ ने वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) 2025
जारी किया

उपाय: निवेश, प्रौद्योगिकी, अपनाने और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के  माध्यम से 139 अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार।
प्रारंभ: 2007; संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी (STI) नीति संदर्भ के  रूप में मान्यता दी।

मुख्य विशेषताएँ 2025
भारत: 38वें स्थान पर (2015 में 81वें स्थान से); वियतनाम के  साथ, सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश (15 वर्ष)।
शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ: स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर।

नवाचार समूह:
वैश्विक: शेन्ज़ेन-हांगकांग-गुआंगझोउ, टोक्यो-योकोहामा, सैन जोस-सैन फ्रांसिस्को।
भारत: बेंगलुरु (21), दिल्ली (26), मुंबई (46), चेन्नई (84)।

भारत का नवाचार अभियान:
स्टार्टअप इंडिया: वित्त पोषण, ऋण गारंटी, कर लाभ।
अटल नवाचार मिशन: नीति और कार्यक्रम समर्थन।
निधि: विचारों को स्टार्टअप में परिवर्तित करता है।
अन्य: अग्नि मिशन, नीति प्रौद्योगिकी भंडार, प्रधानमंत्री अनुसंधान फै लोशिप।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24वीं आवश्यक दवाओं की
सूची जारी की

विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा हर 2 साल में अद्यतन किया जाता है।
नए संस्करण:

GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट: टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग और मोटापे के  लिए।
तीव्र-अभिनय इंसुलिन एनालॉग: टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के  लिए।
महत्व: दवा की कम लागत, जेब से खर्च कम करना, पहुँच में सुधार।

मधुमेह और मोटापा:
मधुमेह: अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन/उपयोग।
वैश्विक: 800 मिलियन (2022) → 1.3 बिलियन (2050)।
भारत: 77 मिलियन वयस्क मधुमेह रोगी; 25 मिलियन पूर्व-मधुमेह रोगी।
मोटापा: अतिरिक्त वसा → मधुमेह और हृदय रोग का जोखिम।
वैश्विक: >1 बिलियन मामले; 1990 से दोगुना।
भारत: 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटे (NFHS-5, 2019–21)।

भारत की पहल:
एनपी-एनसीडी: एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण।
आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम): सस्ती दवाइयाँ।
पीएमबीजेपी: जेनेरिक दवा योजना।
फिट इंडिया मूवमेंट: सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संरचनात्मक सुधारों पर प्रगति रिपोर्ट का अनावरण किया

UN80 पहल की कार्यधारा 3 के  अंतर्गत "बदलते प्रतिमान: एकजुट होकर कार्य करें" रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के  नियमों और चार्टर का
पालन करते हुए एक अधिक सुव्यवस्थित, अधिक सुसंगत संयुक्त राष्ट्र—कम अलगाव, कम दोहराव, और मज़बूत सहयोग—के
प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

प्रमुख सुधार क्षेत्र:
शांति और सुरक्षा: कार्यालयों का समेकन, नेतृत्व को सुव्यवस्थित करना, शांति निर्माण और महिला उत्कृ ष्टता कें द्र स्थापित करना।
सतत विकास: विलय (UNDP-UNOPS, UNFPA-UN महिला) की संभावनाएँ तलाशना, 2026 तक UNAIDS को समाप्त
करना, संयुक्त ज्ञान कें द्र बनाना।
मानवाधिकार: उच्चायुक्त के  अधीन एक प्रणाली-व्यापी मानवाधिकार समूह का गठन करना।
मानवीय: नौकरशाही में कटौती के  लिए एक नया मानवीय समझौता शुरू करना।

UN80 के  बारे में:
कार्यों को सुव्यवस्थित करने, प्रभाव को तीव्र करने और संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता की पुष्टि करने के  लिए एक प्रणाली-व्यापी प्रयास।
कार्यधारा 1: आंतरिक दक्षता में सुधार।
कार्यधारा 2: अधिदेश कार्यान्वयन (हज़ारों सदस्य-राज्य कार्य) की समीक्षा करना।
कार्यप्रवाह 3: संरचनात्मक परिवर्तन और कार्यक्रम पुनर्संरेखण।

प्रभाव के  लिए प्रतिमान परिवर्तन:
प्रौद्योगिकी और डेटा: एक संयुक्त राष्ट्र डेटा कॉमन्स और प्रौद्योगिकी त्वरक प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण।
वित्तपोषण: सामूहिक प्राथमिकताओं के  अनुरूप सुधार और मुख्य वित्तपोषण।
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यूनेस्को की संभावित सूची में सात भारतीय स्थल शामिल

31

विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करने से पहले स्थलों को पहले अस्थायी सूची में शामिल होना होगा।
भारत में वर्तमान में यूनेस्को की अस्थायी सूची में 69 स्थल हैं।

स्थल और प्रमुख विशेषताएँ:
एरा मट्टी डिब्बालु या लाल रेत के  टीलों की प्राकृ तिक विरासत (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश)
-ब्रिटिश भूविज्ञानी विलियम किंग द्वारा 1886 में पहली बार प्रलेखित
-अद्वितीय तटीय भू-आकृ ति विज्ञान और पुराजलवायु संरचना
-2016 में जीएसआई द्वारा भू-विरासत स्मारक घोषित
-ऑक्सीकरण से लाल रंग वाली रेत, गाद और मिट्टी से निर्मित

मेघालय युग की गुफाएँ (मेघालय)
-दुनिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक; स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, जीवाश्म, गुफा प्रजातियाँ
-मावम्लुह गुफा दुनिया के  पहले 100 भूवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में सूचीबद्ध
तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृ तिक विरासत (तिरुपति, आंध्र प्रदेश)
-शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा
वर्क ला (के रल) की प्राकृ तिक विरासत
-सुंदर तटरेखा, लेटराइट संरचनाएँ, जीवाश्म युक्त चट्टानें
-सांस्कृ तिक और तीर्थयात्रा महत्व
पंचगनी और महाबलेश्वर में डेक्कन ट्रैप
-स्थान: पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र
-कोयना वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा
सेंट मैरी द्वीप समूह (कर्नाटक) की भूवैज्ञानिक विरासत
-भारत सरकार के  तटीय विनियमन क्षेत्रों के  अंतर्गत संरक्षित
-जीएसआई द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित
नागा हिल ओफियोलाइट (नागालैंड)
-समुद्री क्रस्ट और मेंटल का भूमि पर दबाव

-टेक्टोनिक प्लेटों की गति और पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं के  साक्ष्य



समाचार में भी
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असम में पैदा हुए
"बार्ड ऑफ़ ब्रह्मपुत्र" और "सुधाकं ठ" (द नाइटिंगेल) के  नाम से जाना जाता है

पद्म श्री
पद्म भूषण
पद्म विभूषण
भारत रत्न

सांप्रदायिक सद्भाव, न्याय, आशावाद, सहानुभूति पर गीत
प्रसिद्ध कृ तियाँ: मनुहे मनुहार बेब, मोई एति जजाबोर, बिस्तिर्नो पारोर ने असमिया लोक को सार्वभौमिक
मानवीय मूल्यों के  साथ मिश्रित किया, समुदायों के  बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया।

अवलोकन: भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW) पोत, एंड्रोथ
को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है।

पोत के  बारे में:

-गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता में निर्माणाधीन आठ पनडुब्बी
रोधी युद्ध पोतों (SWC) में से यह दूसरा पोत है।
-लक्षद्वीप द्वीपसमूह के  एंड्रोथ द्वीप के  नाम पर इसका नाम रखा गया है।
-डीज़ल इंजन-वाटरजेट प्रणाली द्वारा संचालित, उन्नत हल्के  टॉरपीडो और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी
युद्धक रॉके टों से सुसज्जित। 

एंड्रोथ

भूपेन हजारिका - 100वीं जयंती

समाचार में भी

वायनाड भूस्खलन: ग्रे राइनो: संभावित, स्पष्ट चेतावनियों के  बावजूद अक्सर उच्च प्रभाव वाले
जोखिमों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
ब्लैक स्वान नहीं: पूर्वानुमान योग्य, और सबूत जमा हो रहे हैं।
वायनाड मामला: भूस्खलन संभावित क्षेत्र, पिछली घटनाएँ दोहराई गईं, फिर भी अधिकारियों
द्वारा जोखिमों की अनदेखी की गई।

ग्रे राइनो इवेंट
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भारत-ईरान-उज़्बेकिस्तान: तेहरान में पहली विदेश मंत्रालय स्तरीय त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस
बैठक में भारत के  साथ व्यापार के  लिए उज़्बेकिस्तान द्वारा चाबहार बंदरगाह के  अधिकाधिक
उपयोग पर ज़ोर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी)
के  साथ-साथ इसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
भारत-ईरान-आर्मेनिया: एक अन्य त्रिपक्षीय बैठक आईएनएसटीसी और आर्मेनिया के  माध्यम
से चाबहार बंदरगाह के  लाभ उठाने पर कें द्रित रही।

भारत की त्रिपक्षीय भागीदारी

समाचार में भी

नवीन विकास: प्रधानमंत्री ने असम के  नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में
पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी।

के  बारे में: प्रोपाइलीन के  बहुलकीकरण द्वारा उत्पादित एक सिंथेटिक रेज़िन, जिसका व्यापक
रूप से इसकी मजबूती, लचीलेपन, हल्के  वजन और ऊष्मा प्रतिरोध के  लिए उपयोग किया जाता
है।

Polypropylene

विरोध: पारंपरिक मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप का विरोध।
मुंडा: ग्राम प्रधान, विवादों का निपटारा।
मानकी: क्षेत्रीय प्रमुख, बढ़े  हुए मामलों को संभालते हैं।
पहचान: ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडा समूह; हो, होडोको, होरो, कोल्हा भी कहा जाता है।
क्षेत्र: मुख्यतः झारखंड और ओडिशा; पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और नेपाल में भी। स्थिति:
निजी समूह के  रूप में सूचीबद्ध नहीं।

हो जनजाति
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इवेंट: लिवरपूल, यूके  में आयोजित; पुरुषों और महिलाओं की स्पर्धाओं को एक साथ प्रदर्शित
करने वाला पहला संस्करण।
भारत का प्रदर्शन: 1.स्वर्ण: जैस्मीन लैम्बोरिया (57 किग्रा), मीनाक्षी हुड्डा (48 किग्रा) 2.रजत:
नूपुर श्योराण 3.कांस्य: पूजा रानी पदक तालिका: कज़ाकिस्तान शीर्ष पर रहा

विश्व मुक्के बाजी चैंपियनशिप 2025

समाचार में भी

रूस और बेलारूस द्वारा।
भारत ने भाग लिया।
पृष्ठभूमि: 1999 में शुरू किया गया; 2009 से हर चार साल में एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय अभ्यास के
रूप में आयोजित किया जाता है।
उद्देश्य: बाहरी खतरों के  विरुद्ध तैयारी का परीक्षण।
विशेषताएँ: इसमें रूस की हाइपरसोनिक ज़िरकोन मिसाइल जैसी परमाणु-सक्षम प्रणालियों के  साथ
प्रशिक्षण शामिल है।

अभ्यास ज़ापद-2025

फ़िलीपींस: चीन की एक प्राकृ तिक अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना की निंदा करता है।

दक्षिण चीन सागर में छोटे एटोल के  बारे में: हुआंगयान द्वीप (चीन) और पानाटाग शोल
(फ़िलीपींस)।

विवाद: दोनों देशों द्वारा दावा

स्कारबोरो शोल विवाद
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विशेष संस्करण: संस्कृ ति

108



109

आईजीएनसीए ने सांस्कृ तिक उत्साह के  साथ ‘हिंदी माह 2025’ का शुभारंभ किया
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कें द्र (IGNCA), राजभाषा अनुभाग ने 2 सितंबर को एक जीवंत सांस्कृ तिक और साहित्यिक कार्यक्रम के
साथ हिंदी माह 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश स्तुति पर गौड़ीय नृत्य प्रस्तुति के  साथ हुई।
दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. सुधा सिंह मुख्य अतिथि थीं, जबकि IGNCA के  सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने
सत्र की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में, डॉ. जोशी ने भारत की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के  महत्व पर प्रकाश डाला और
नागरिकों से एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखने का आग्रह किया। प्रो. सिंह ने प्रतिभागियों को हिंदी के  प्रति सच्चा प्रेम विकसित
करने और पेशेवर तथा ज्ञान के  क्षेत्रों में इसके  प्रयोग का विस्तार करने के  लिए प्रोत्साहित किया।

'ज्ञान भारतम्' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की ज्ञान विरासत को प्रदर्शित करता है

संस्कृ ति मंत्रालय ने भारत की पांडु लिपि विरासत के  संरक्षण, डिजिटलीकरण और संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय पहल, ज्ञान
भारतम् का शुभारंभ किया। भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करने पर ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
11 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगा।
कें द्रीय संस्कृ ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किए गए इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारत और विदेश के
1,100 से अधिक विद्वान और विशेषज्ञ भाग लेंगे। मुख्य वक्ता प्रो. मंजुल भार्गव ने भारत की पांडु लिपि परंपरा के  वैश्विक
महत्व पर प्रकाश डाला। ये सत्र पांडु लिपि विज्ञान, डिजिटलीकरण, संरक्षण और प्रत्यावर्तन पर कें द्रित होंगे।
प्रधानमंत्री 12 सितंबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके  बाद 13 सितंबर को गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समापन
सत्र होगा। यह पहल एक सांस्कृ तिक पुनरुत्थान का प्रतीक है, जो वैश्विक ज्ञान क्षेत्र में अग्रणी के  रूप में भारत की भूमिका
की पुष्टि करता है और विकसित भारत 2047 के  दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के  विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और इसे
भारत की पांडु लिपि विरासत के  संरक्षण और डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि
पांडु लिपियाँ भारत के  सभ्यतागत ज्ञान के  जीवंत अभिलेख हैं—दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, कला और साहित्य तक विस्तृत—
और भारत की एक करोड़ पांडु लिपियाँ ज्ञान के  प्रति पीढ़ियों के  समर्पण को दर्शाती हैं।
प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम् मिशन के  चार स्तंभों—संरक्षण, नवाचार, परिवर्धन और अनुकू लन—को रेखांकित किया, जिसका
उद्देश्य कृ त्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और वैश्विक सहयोग द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना है।
बौद्धिक चोरी से सुरक्षा और युवाओं के  लिए नए अवसरों पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने युवा विद्वानों से भारत की ज्ञान विरासत
को दुनिया के  लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनाने के  मिशन में शामिल होने का आग्रह किया।



ज्ञान भारतम् पहल भारत की पांडु लिपि विरासत के  सांस्कृ तिक पुनर्जागरण का अग्रदूत है

संस्कृ ति मंत्रालय की ज्ञान भारतम् पहल भारत की पांडु लिपि विरासत के  संरक्षण, डिजिटलीकरण और संवर्धन की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करने पर ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 11-
13 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत की कालातीत ज्ञान परंपराओं को
पुनर्जीवित करने के  लिए भारत और विदेश के  1,100 से अधिक विद्वान और सांस्कृ तिक कार्यकर्ता एक साथ आए।
सम्मेलन का समापन दिल्ली घोषणापत्र के  साथ हुआ, जिसमें विकसित भारत 2047 के  लिए पांडु लिपियों को महत्वपूर्ण
सांस्कृ तिक और बौद्धिक संपदा के  रूप में संरक्षित करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। अपने समापन भाषण में,
कें द्रीय संस्कृ ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ज्ञान भारतम् को एक सांस्कृ तिक पुनर्जागरण बताया - जो पांडु लिपि संरक्षण
को एक जन आंदोलन में बदल रहा है जो भारत के  प्राचीन ज्ञान को भावी पीढ़ियों से जोड़ता है।

आईजीएनसीए नई दिल्ली में 'मन की बात' कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करेगा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कें द्र (आईजीएनसीए), कलादर्शन प्रभाग, संस्कृ ति मंत्रालय, 16 सितंबर 2025 को शाम 4:00 बजे
समवेत सभागार, आईजीएनसीए, नई दिल्ली में मन की बात कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करेगा। कलादर्शन प्रभाग की
विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) ऋचा काम्बोज द्वारा क्यूरेट की गई इस प्रदर्शनी में वरिष्ठ कलाकार श्री मंजीत सिंह द्वारा प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी के  प्रतिष्ठित रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' से प्रेरित चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा।
उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि होंगी, जबकि आईजीएनसीए के  अध्यक्ष श्री राम
बहादुर राय और संस्कृ ति मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री लिली पांडेया विशिष्ट अतिथि होंगे। आईजीएनसीए के  सदस्य
सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
यह प्रदर्शनी 17-22 सितंबर 2025 तक, सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक, आईजीएनसीए के  दर्शनम I और II में
जनता के  लिए खुली रहेगी, जिसमें कला, संस्कृ ति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्सव मनाया जाएगा।

संस्कृ ति मंत्रालय ने छठ महापर्व को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के  लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन का प्रस्ताव रखा

संस्कृ ति मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला कें द्र (आईजीएनसीए) में संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम और
नीदरलैंड के  राजनयिक प्रतिनिधियों के  साथ एक उच्च-स्तरीय परामर्श आयोजित किया, ताकि छठ महापर्व को यूनेस्को की
मानवता की अमूर्त सांस्कृ तिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के  लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन को आगे बढ़ाया जा
सके ।
संस्कृ ति मंत्रालय के  सचिव श्री विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विदेश मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी
और आईजीएनसीए के  अधिकारी शामिल थे। भागीदार देशों ने छठ के  सांस्कृ तिक महत्व और प्रवासी भारतीयों की मजबूत
उपस्थिति को मान्यता देते हुए इस प्रस्ताव का स्वागत किया।
भारत और दुनिया भर के  प्रवासी समुदायों में मनाया जाने वाला छठ महापर्व, सूर्य देव और देवी छठी मैया का सम्मान करता
है, जो पारिस्थितिक सद्भाव, समावेशिता और सामूहिक भक्ति का प्रतीक है। यह नामांकन जीवंत परंपराओं की रक्षा और
सांस्कृ तिक कू टनीति को मज़बूत करने के  प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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संस्कृ ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी का सातवाँ संस्करण शुरू किया

संस्कृ ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई-
नीलामी का सातवाँ संस्करण शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिले 1,300 से ज़्यादा उपहारों की नीलामी 17 सितंबर
से 2 अक्टूबर 2025 तक www.pmmementos.gov.in पर ऑनलाइन की जा रही है। इस संग्रह में पेरिस पैरालिंपिक 2024
की पेंटिंग, कलाकृ तियाँ, मूर्तियाँ, हस्तशिल्प, आदिवासी कला और खेल स्मृति चिन्ह शामिल हैं, जो लचीलेपन और राष्ट्रीय गौरव
का प्रतीक हैं।
2019 में अपनी शुरुआत के  बाद से, इस ई-नीलामी ने ₹50 करोड़ से ज़्यादा की राशि जुटाई है, जिससे प्राप्त राशि नमामि गंगे
परियोजना में योगदान दे  रही है। ये स्मृति चिन्ह एनजीएमए, नई दिल्ली में सार्वजनिक प्रदर्शन के  लिए भी उपलब्ध हैं, ताकि
नागरिक बोली लगाने से पहले इन्हें देख सकें । यह पहल लोगों को भारत के  सांस्कृ तिक और पारिस्थितिक संरक्षण प्रयासों में
योगदान देते हुए इतिहास के  एक अंश को अपने पास रखने का अवसर प्रदान करती है।

संस्कृ ति मंत्रालय ने पूरे भारत में 'सेवा पर्व 2025' का शुभारंभ किया

संस्कृ ति मंत्रालय ने सेवा पर्व 2025 (17 सितंबर - 2 अक्टूबर) का शुभारंभ किया है, जो प्रधानमंत्री के  2047 तक विकसित
भारत के  दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृ तिक गौरव का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। "विकसित भारत के
रंग, कला के  संग" विषय के  अंतर्गत, 75 प्रमुख स्थानों पर कला और चित्रकला कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें
हज़ारों कलाकार, छात्र और नागरिक कला के  माध्यम से भारत की विकास यात्रा को व्यक्त करने के  लिए शामिल हो रहे हैं।
उद्घाटन दिवस पर देश भर से उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई - जिसमें लखनऊ में 1,500 कलाकार, वडोदरा में 2,000, जम्मू में
1,300 और तंजावुर, हैदराबाद, दमोह, शांतिनिके तन और आणंद में सैकड़ों कलाकार शामिल हुए। नागरिक सेवा पर्व पोर्टल के
माध्यम से अपनी रचनात्मक कृ तियों को डिजिटल रूप से भी साझा कर रहे हैं। यह समारोह 2 अक्टूबर तक चलेगा और महात्मा
गांधी की जयंती पर इसका समापन होगा।

सात भारतीय प्राकृ तिक धरोहर स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल

भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में सात नए प्राकृ तिक धरोहर स्थलों को शामिल किया है, जिससे
इनकी संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है। नए शामिल स्थल हैं:

डेक्कन ट्रैप्स (पंचगनी और महाबलेश्वर, महाराष्ट्र)
सेंट मैरी द्वीप समूह (कर्नाटक)
मेघालय युग की गुफाएँ (मेघालय)
नागा हिल ओफियोलाइट (नागालैंड)
एरा मट्टी डिब्बालु और तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृ तिक धरोहर (आंध्र प्रदेश)
वर्क ला क्लिफ्स (के रल)

इसके  साथ ही, अब भारत में यूनेस्को के  विचाराधीन 49 सांस्कृ तिक, 17 प्राकृ तिक और 3 मिश्रित धरोहरें हैं। भारतीय पुरातत्व
सर्वेक्षण (एएसआई) नामांकन में सबसे आगे रहा, जिसकी यूनेस्को में भारत के  स्थायी प्रतिनिधि ने सराहना की।
यह उपलब्धि 2024 में नई दिल्ली में 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की सफल मेजबानी के  बाद, धरोहर संरक्षण में भारत के
वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करती है।
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बहु विकल्पीय प्रश्न
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आईजीएनसीए ने 'हिंदी माह 2025' लॉन्च किया

IGNCA द्वारा हिंदी माह 2025 का उद्घाटन कब किया गया था? 
ए) 1 सितंबर 2025
बी) 2 सितंबर 2025
सी) 5 सितंबर 2025
डी) 15 सितंबर 2025

2. हिंदी माह 2025 का आयोजन किस विभाग ने किया?
ए) कलादर्शन प्रभाग
बी) राजभाषा अनुभाग
सी) मानव अनुभव
डी) संस्कृ ति प्रभाग

3. किस प्रदर्शन से हिंदी माह 2025 की शुरुआत हुई?
ए) भरतनाट्यम
बी) गणेश स्तुति पर गौड़ीय नृत्य
सी) कथक गायन 
डी) ओडिसी प्रदर्शन

4. हिंदी माह 2025 के  उद्घाटन में मुख्य अतिथि कौन थे?
A) डॉ. सच्चिदानंद जोशी
बी) प्रो. सुधा सिंह
सी) श्रीमती रेखा गुप्ता
D) प्रो. मंजुल भार्गव

5. उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की?
ए) प्रोफे सर सुधा सिंह
B) डॉ. सच्चिदानंद जोशी
C) श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
D) प्रो. ऋचा कं बोज
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'ज्ञान भारतम्' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

ज्ञान भारतम् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
A) IGNCA, दिल्ली
B) इंडिया हैबिटेट सेंटर
C) विज्ञान भवन, नई दिल्ली
D) NGMA, नई दिल्ली

ज्ञान भारतम् सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ?
A) 9 सितंबर 2025
B) 10 सितंबर 2025
C) 11 सितंबर 2025
D) 13 सितंबर 2025

ज्ञान भारतम् सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया?
A) श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
B) डॉ. सच्चिदानंद जोशी
C) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
D) प्रो. मंजुल भार्गव

कितने विद्वानों और विशेषज्ञों ने भाग लिया?
A) 500
B) 800
C) 1,100+
D) 2,000

मुख्य भाषण किसने दिया?
A) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
B) डॉ. जोशी
C) प्रो. मंजुल भार्गव
D) श्री विवेक अग्रवाल

प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित किया—
A) 11 सितंबर
B) 12 सितंबर
C) 13 सितंबर
D) 10 सितंबर
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मन की बात कला प्रदर्शनी

मन की बात प्रदर्शनी का आयोजन कौन कर रहा है?
A) प्रो. (डॉ.) ऋचा कं बोज
B) डॉ. जोशी
C) श्री राम बहादुर राय
D) प्रो. सुधा सिंह

प्रदर्शनी के  चित्रों के  पीछे  कौन कलाकार हैं?
A) श्री मंजीत सिंह
B) राजा रवि वर्मा
C) एम.एफ. हुसैन
D) अंजलि इला मेनन

प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हो रही है?
A) एनजीएमए
B) समवेत सभागार, आईजीएनसीए, नई दिल्ली
C) ललित कला अकादमी
D) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन हैं?
A) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
B) श्रीमती रेखा गुप्ता
C) डॉ. जोशी
D) प्रो. ऋचा कं बोज

प्रदर्शनी जनता के  लिए खुली रहेगी—
A) 15-20 सितंबर
B) 17-22 सितंबर
C) 18-25 सितंबर
D) 20-27 सितंबर

जनता के  लिए दर्शन का समय है—
A) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक
B) सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक
C) सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक
D) सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक
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छठ महापर्व यूनेस्को नामांकन

छठ महापर्व के  लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन में कौन से देश शामिल हैं?
A) नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
B) संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम, नीदरलैंड
C) मॉरीशस, फिजी, यूके
D) श्रीलंका, त्रिनिदाद, गुयाना

परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की?
A) श्री विवेक अग्रवाल
B) डॉ. जोशी
C) श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
D) प्रो. मंजुल भार्गव

छठ महापर्व में मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती है?
A) देवी दुर्गा
B) सूर्य देव और देवी छठी मैया
C) भगवान शिव
D) माँ गंगा

नामांकन का उद्देश्य छठ को किस यूनेस्को सूची में शामिल करना है?
A) विश्व धरोहर सूची
B) अमूर्त सांस्कृ तिक विरासत सूची
C) विश्व स्मृति रजिस्टर
D) सांस्कृ तिक परिदृश्य सूची

प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई-नीलामी (सातवाँ संस्करण)

कौन सी संस्था ई-नीलामी का आयोजन कर रही है?
ए) आईजीएनसीए
बी) राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी (एनजीएमए)
सी) एएसआई
डी) संगीत नाटक अकादमी

116



ई-नीलामी कब से शुरू होगी?
A) 1-15 सितंबर 2025
B) 17 सितंबर-2 अक्टूबर 2025
C) 10-25 सितंबर 2025
D) 20 सितंबर-5 अक्टूबर 2025

कितनी वस्तुओं की नीलामी की जा रही है?
A) 500
B) 900
C) 1,300+
D) 2,000

नीलामी से प्राप्त राशि किस परियोजना के  लिए है?
A) स्वच्छ भारत मिशन
B) नमामि गंगे परियोजना
C) स्मार्ट सिटी मिशन
D) स्वच्छ भारत मिशन

2019 से अब तक नीलामी से कितनी राशि एकत्रित हुई है?
A) ₹25 करोड़
B) ₹50 करोड़+
C) ₹75 करोड़
D) ₹100 करोड़

इस संग्रह में किस खेल आयोजन की यादगार वस्तुएँ शामिल हैं?
A) टोक्यो ओलंपिक 2020
B) एशियाई खेल 2022
C) पेरिस पैरालिंपिक 2024
D) क्रिके ट विश्व कप 2023

सेवा पर्व 2025

सेवा पर्व 2025 कब से शुरू होगा?
A) 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
B) 15 सितंबर से 30 सितंबर तक
C) 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक
D) 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक
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सेवा पर्व 2025 का विषय है—
A) सभी के  लिए कला
B) “विकसित भारत के  रंग, कला के  संग”
C) एक भारत, श्रेष्ठ भारत
D) सबका प्रयास

सेवा पर्व का उद्देश्य मनाना है—
A) व्यापार और वाणिज्य
B) सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृ तिक गौरव
C) पर्यटन और विरासत
D) भाषा और साहित्य

लखनऊ में कितने कलाकारों ने भाग लिया?
A) 1,000
B) 1,500
C) 2,000
D) 3,000

वडोदरा में कितने कलाकारों ने भाग लिया?
A) 1,000
B) 1,200
C) 2,000
D) 1,800

कार्यक्रम का समापन किस दिन होगा?
A) हिंदी दिवस
B) महात्मा गांधी की जयंती
C) गणतंत्र दिवस
D) विश्व धरोहर दिवस
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सेवा पर्व 2025 का विषय है—
A) सभी के  लिए कला
B) “विकसित भारत के  रंग, कला के  संग”
C) एक भारत, श्रेष्ठ भारत
D) सबका प्रयास

सेवा पर्व का उद्देश्य मनाना है—
A) व्यापार और वाणिज्य
B) सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृ तिक गौरव
C) पर्यटन और विरासत
D) भाषा और साहित्य

लखनऊ में कितने कलाकारों ने भाग लिया?
A) 1,000
B) 1,500
C) 2,000
D) 3,000

वडोदरा में कितने कलाकारों ने भाग लिया?
A) 1,000
B) 1,200
C) 2,000
D) 1,800

कार्यक्रम का समापन किस दिन होगा?
A) हिंदी दिवस
B) महात्मा गांधी की जयंती
C) गणतंत्र दिवस
D) विश्व धरोहर दिवस
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यूनेस्को की संभावित सूची में सात भारतीय प्राकृ तिक धरोहर स्थल शामिल

अस्थायी सूची में कितने नए स्थल शामिल किए गए?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 9

जोड़ने के  बाद कु ल संभावित स्थल हैं—
A) 62
B) 65
C) 69
D) 71

महाराष्ट्र में कौन सा स्थल स्थित है?
A) सेंट मैरी द्वीप समूह
B) डेक्कन ट्रैप्स (पंचगनी और महाबलेश्वर)
C) वर्क ला क्लिफ्स
D) मेघालय गुफाएँ

सेंट मैरी द्वीप समूह कहाँ स्थित है—
A) के रल
B) महाराष्ट्र
C) कर्नाटक
D) गोवा

मेघालय युग की गुफाएँ कहाँ स्थित हैं—
A) मिज़ोरम
B) मेघालय
C) मणिपुर
D) नागालैंड

वर्क ला क्लिफ्स कहाँ स्थित हैं—
A) तमिलनाडु
B) के रल
C) गोवा
D) कर्नाटक
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यूनेस्को की अस्थायी सूची में किस संगठन का नामांकन सबसे आगे है?
A) संस्कृ ति मंत्रालय
B) IGNCA
C) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)
D) राष्ट्रीय संग्रहालय
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